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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1139
जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 23 मार्च, 2012/3 चैत्र, 1934 (शक) को दिया जाना है । 
उर्वरकों में मिलावट और कालाबाजारी 
1139. श्री मोहम्‍मद अदीब  
क्‍या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क)
उर्वरकों में मिलावट/कालाबाजारी की रोकथाम करने और दोषियों से निपटने के लिए क्‍या व्‍यवस्‍था है;

(ख)
उर्वरक नमूनों का विश्‍लेषण करने के लिए क्‍या मापदंड हैं; और  

(ग) 
गत वर्षों के दौरान विभिन्‍न राज्‍यों में कितने नमूनों का विश्‍लेषण किया गया?
उत्‍तर

सांख्‍यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री श्रीकांत कुमार जेना)
(क) से (ग): उर्वरकों को आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम (ईसीए), 1955 के तहत आवश्‍यक वस्‍तु घोषित किया गया है। किसानों को वहनीय मूल्‍य पर अच्‍छी गुणवत्‍ता के उर्वरकों की पर्याप्‍त उपलब्‍धता सुनिश्‍चित करने के लिए भारत सरकार ने आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, (एफसीओ) 1985 लागू किया है। एफसीओ के अंतर्गत सरकार को उर्वरकों का मूल्‍य, वितरण और गुणवत्‍ता का विनियमन करने की शक्‍तियां दी गई हैं। एफसीओ के खंड 19 के अंतर्गत ऐसे उर्वरकों की बिक्री/उत्‍पादन की सख्‍त मनाही है जो विहित मानक के अनुसार नहीं हैं। एफसीओ के खंड 8 के तहत उर्वरकों की बिक्री के लिए अधिसूचित प्राधिकारी से प्रधिकार-पत्र प्राप्‍त करना अनिवार्य है। 

मिलावटी और नकली उर्वरकों का बडे़ पैमाने पर उत्‍पादन/बिक्री का कोई मामला भारत सरकार के नोटिस में नहीं आया है। 
अवमानक उर्वरकों की बिक्री के विरूद्ध उपयुक्‍त कार्रवाई करने के लिए राज्‍य सरकारों को पर्याप्‍त अधिकार दिए गए हैं। एफसीओ के प्रावधानों का उल्‍लंघन करने पर दण्‍डात्‍मक कार्रवाई की जा सकती है जिसमें दोषी व्‍यक्‍ति पर मुकदमा चलाया जाना भी शामिल है। ईसीए के अंतर्गत दोष सिद्ध हो जाने पर दोषी का प्राधिकार प्रमाण पत्र निरस्‍त करने के अलावा उसे सात वर्ष तक जेल की सजा भी दी जा सकती है। कुल 74 उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाओं में भारत सरकार की फरीदाबाद, कल्‍याणी, मुम्‍बई और चेन्‍नई स्‍थित चार प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं जिनकी वार्षिक विश्‍लेषण क्षमता 1.32 लाख नमूने है। वर्ष 2010-11 के दौरान विभिन्‍न राज्‍यों में कुल 1,21,868 नमूनों की जांच की गई थी। राज्‍य सरकारों को एफसीओ मानकों के अनुसार उर्वरकों की बिक्री, उत्‍पादन, वितरण और गुणवत्‍ता संबंधी मामलों से समय-समय पर अवगत कराया जाता है। 
********
